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28 दिसम्‍बर, 2018 को उत्‍तरार्थ
विषय: कृषि उत्पादों के लिए पारिश्रमिक
*171. श्री विजय पाल सिंह तोमरः 
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों के लाभ के लिए कतिपय नयी योजनाएं और कार्यक्रम बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजनाओं और किसानों के लिए कृषि ऋण प्रणाली का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र की धीमी प्रगति, किसानों को अपनी फसल को बेचने में आ रही कठिनाइयों और उनके कृषि उत्पादों के लिए उचित पारिश्रमिक न मिल पाने के कारणों का हाल ही में आकलन कराया है; और
(घ) यदि हां, तो क्या सरकार किसानों के समक्ष आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार लाने का विचार रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह)
(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। 
कृषि उत्पादों के लिए पारिश्रमिक के संबंध में राज्‍य सभा में दिनांक 28.12.2018 को उत्‍तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्‍न सं. 171 के भाग (क) से (घ) के उत्‍तर में उल्‍लिखित विवरण 
(क)  और (ख): कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्‍याण विभाग देश में किसानों के उत्‍पादन/आय का अनुपूरण करने के लिए विभिन्‍न योजनाओं का कार्यान्‍वयन करता है। कुछ प्रमुख योजनाएं, अन्‍य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)-रफ्तार, राष्‍ट्रीय कृषि मंडी (ई-नाम), परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई), राष्‍ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम), मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्य (एसएचसी), मृदा स्‍वास्‍थ्‍य प्रबंधन (एसएचएम), प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), पूर्वोत्‍तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्‍य श्रृंखला विकास (एमओवीसीडीएनईआर), राष्‍ट्रीय कृषि वानिकी परियोजना आदि हैं। इसके अलावा योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास के दिशा-निर्देशों में परिकल्‍पना है कि आवंटन का कम से कम 50 प्रतिशत छोटे व सीमांत किसानों के लिए उपयोग किया जाए। 

डीएसीएंडएफडब्‍ल्‍यू योजनाओं में समग्र देश के सभी किसानों को मदद करना आशयित है और देश में कुल प्रचालनात्‍मक जोतधारकों के लगभग 85 प्रतिशत (सकल फसलित क्षेत्र का लगभग 43 प्रतिशत) छोटे व सीमांत किसान (एसएमएफ) वर्ग हैं। जहां तक ऋण प्राप्‍त करने के लिए ऐसे किसानों की अर्हता के मुद्दों का संबंध है, सरकार ने संस्‍थागत ऋण तक उनकी पहुंच बढ़ाने के लिए अन्‍य बातों के साथ-साथ कई उपाए किए हैं : 

कृषि ऋण दो प्रकार के होते हैं नामत: (i) अल्‍पावधि ऋण: किसानों को 6 से 18 महीने की अवधि हेतु फसलों को उगाने, फसलों के विपणन के साथ-साथ कार्यशील पूंजी और उत्‍पादन आवश्‍यकता के लिए खेतिहरों की आवश्‍यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण। किसानों को प्रतिवर्ष 3 लाख रुपये के अल्‍पावधि फसल ऋण 7 प्रतिशत वार्षिक छूट प्राप्‍त ब्‍याज दर पर प्रदान किए जाते हैं । इस योजना का कार्यान्‍वयन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी समितियों के माध्‍यम से किया जाता है। वर्तमान में 2 प्रतिशत ब्‍याज छूट के अलावा समय पर चुकौती करने पर 3 प्रतिशत का प्रोत्‍साहन भी दिया जाता है जिससे ऋण की लागत घटकर प्रतिवर्ष 4 प्रतिशत रह जाती है। (ii) आवधिक ऋण: फार्म निवेश, संबद्ध कार्यकलापों, कृषि प्रसंस्‍करण, जैविक खेती, अपरम्‍परागत ऊर्जा आदि के लिए तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए।

इसके अलावा, अनुसूचित वाणिज्‍यिक बैंक (एससीबी) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक कृषि ऋण के स्रोत हैं । 

भारत सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों को समय पर कृषि ऋण प्राप्‍त लाभान्‍वित करने हेतु कई कार्यकलाप भी किए हैं जो इस प्रकार हैं:-
i. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण दिशानिर्देश (पीएसएल) जारी किए हैं जिसमें कृषि के लिए सभी घरेलू अनुसूचित वाणिज्‍यिक बैंकों को उनके समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 18 प्रतिशत अथवा ऑफ बैलेंश शीट एक्‍सपोजर (ओबीई) की ऋण समतुल्‍य राशि, जो भी अधिक हो निर्धारित करने के लिए अधिदेश है।   
ii. सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना शुरू की है जो किसानों को कृषिगत आदान जैसे- बीज, उर्वरक, कीटनाशकों को खरीदने के साथ-साथ अन्‍य कृषिगत और उपभोग संबंधी आवश्‍यकताओं को पूरा करने के लिए नकदी निकालने में सक्षम बनाती है। केसीसी योजना को एकमुश्‍त दस्तावेजीकरण और लिमिट में अंतर्निहित लागत वृद्धि के आधार पर किसानों को एटीएम सक्षम डेबिट कार्ड प्रदान करके सरल बनाया गया है।
iii. छोटे, सीमांत किसानों और काश्‍तकारों आदि को संस्थागत ऋण के दायरे में लाने के लिए बैंकों द्वारा संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार किसानों का किफायत का लाभ प्राप्‍त करने में सक्षम बनाने के लिए न केवल कृषि आदानों के लिए बल्‍कि विपणन अवसरों को बढ़ाने के लिए भी किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन को बढ़ावा देती है।  
iv. जून, 2010 से, कृषि ऋणों की संपार्श्विक-मुक्‍त सीमा 50,000 रू. से बढ़ाकर 1,00,000 रू. कर दी गई है। 
 
(ग) और (घ): भारत सरकार राज्‍य सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ बैठकों, रबी और खरीफ दोनों मौसम के लिए आयोजित क्षेत्रीय सम्‍मेलनों, समीक्षा बैठकों, वीडियो सम्‍मेलनों से योजनाओं की नियमित मॉनीटरिंग एवं प्रगति की समीक्षा करती है। इसके अलावा विभिन्‍न कृषि योजनाओं के कार्यान्‍वयन पर कड़ी नजर रखने के लिए राज्‍यों के दौरों के माध्‍यम से केन्‍द्रीय कृषि मंत्री स्‍तर पर और विभाग के अधिकारियों द्वारा भी समीक्षा की जाती है। 

भंडारण अवसंरचना सहित कृषि विपणन अवसंरचना का विकास करने के लिए समेकित कृषि विपणन योजना का कार्यान्‍वयन किया जा रहा है और कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई) इसकी एक उप-योजना है। इसके अलावा किसानों के उत्‍पाद के लिए लाभकारी मूल्‍य हेतु पारदर्शी मूल्‍य खोज हेतु राष्‍ट्रीय कृषि मंडी (ई-नाम) के तहत एक योजना का कार्यान्‍वयन किया जा रहा है। अब तक 16 राज्‍यों और 2 संघ राज्‍य क्षेत्रों के 585 थोक विनियमित मंडियों को ई-नाम प्‍लेटफार्म के साथ जोड़ा गया है। इसमें शामिल होने के लिए राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्रों को अपने कृषि उत्‍पाद विपणन समिति अधिनियम को संशोधित करके माडल एपीएमसी अधिनियम को अपनाना होगा। 

सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्‍य निर्धारित किया है। सरकार ने किसानों को आय दोगुनी करने से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए और वर्ष 2022 तक निर्धारित समय में किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्‍य की कार्यनीति की सिफारिश करने के लिए एक अन्‍तरमंत्रालयी समिति का गठन किया था।

समिति ने आय वृद्धि के 7 स्रोतों की पहचान की है यथा फसल उत्‍पादकता, पशुधन उत्‍पादकता में सुधार, संसाधन उपयोग दक्षता अथवा उत्‍पादन लागत में बचत, फसल सघनता में वृद्धि, उच्‍च मूल्‍य फसलों का विविधीकरण, किसानों द्वारा प्राप्‍त वास्‍तविक मूल्‍यों में सुधार और खेती की बजाय गैर खेती व्‍यवसायों को अपनाना । समिति ने कृषि में और कृषि के लिए निवेश जैसे कृषि- ग्रामीण सड़कों, ग्रामीण विद्युत, सिंचाई के लिए सार्वजनिक निवेश को बढ़ाना; कृषि में कारपोरेट क्षेत्र के माध्‍यम से निवेश को समर्थ बनाने हेतु नीति समर्थन की आवश्‍यकता जैसे विभिन्‍न पहलुओं की जांच की। 

सरकार ने आय केन्‍द्रितता पर फोकस करते हुए कृषि क्षेत्र को पुन:अनुकूल बनाया है जो केवल लक्षित उत्‍पादन के लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने से परे है। आय दृष्‍टिकोण का फोकस कृषि से अधिक लाभ प्राप्‍त करने के दृष्‍टिगत उच्‍च उत्‍पादकता को प्राप्‍त करने, खेती की लागत को कम करने और उत्‍पाद पर लाभकारी मूल्‍य प्राप्‍त करने पर है। 

किसानों द्वारा सामना की जा रही कठिनाईयों को कम करने के लिए कुछ उपचारात्‍मक कृषि सुधारों में अन्‍य बातों के साथ-साथ निम्‍नलिखित शामिल हैं:- 
i. कृषि विपणन व्यवस्था में संशोधन करते हुए राज्‍य सरकारों के माध्‍यम से मण्‍डी सुधार शुरू करना।
ii. मॉडल अनुबंध खेती अधिनियम को प्रचारित करके राज्‍य सरकारों के माध्यम से संविदा खेती को प्रोत्साहित करना।
iii. 22,000 ग्रामीण हाटों का एकत्रीकरण केंद्र के रूप में और किसानों से कृषि वस्तुओं की सीधी खरीद कार्य करने के लिए उन्‍नयन किया जाना है।
iv. किसानों को इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए ई-नाम पहल का शुभारंभ।
v. किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के वितरण की फ्लैगशिप योजना का कार्यान्वयन ताकि उर्वरकों का इष्‍टतम उपयोग किया जा सके। अब तक दो चक्रों में 15 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं। 
vi. "प्रति बूंद अधिक फसल" पहल जिसके तहत ड्रिप/स्‍प्रिंकलर सिंचाई को जल के इष्टतम उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
vii. "परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)" जिसके अंतर्गत जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैविक मूल्‍य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) के तहत पूर्वोत्‍तर को जैविक हब के रूप में विकसित किया जा रहा है।
viii. एक संशोधित किसान अनुकूल "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)" का प्रारंभ किया गया है। इस योजना में पूर्व-बुवाई से फसल कटाई पश्‍चात तक विभिन्न प्रकार के जोखिमों को कवर किया जाता है और किसानों को बहुत ही मामूली प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है।
ix. "हर मेढ पर पेड़" के तहत, कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारतीय वन अधिनियम, 1947 के संशोधन के साथ वन क्षेत्र के बाहर उगाए गए बांस को पेड़ की परिभाषा से हटा दिया गया है और बांस के बागान को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन का शुभारंभ किया गया है।
x. पीएम-आशा योजना, जो किसानों को तिलहन, दलहन और कोपरा के लिए एमएसपी सुनिश्चित करेगी, का शुभारंभ।
xi. सरकार द्वारा कुछ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) अधिसूचित किया जाता है। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सरकार ने 2018-19 मौसम के लिए सभी खरीफ और रबी फसलों के लिए उत्‍पादन की लागत के कम से कम 150 प्रतिशत के स्तर पर एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है।
xii. परागण के माध्यम से फसलों की उत्पादकता में वृद्धि और किसानों की आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में शहद उत्पादन में वृद्धि के लिए समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया गया है।
xiii. राष्ट्रीय गोकुल मिशन को गोवंश के दूध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के लिए और किसानों के लिए दूध उत्पादन को और अधिक लाभकारी बनाने के लिए लागू किया गया है।
xiv. पशुधन की उत्पादकता को बढ़ाने और अनुवांशिक सुधार के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन का कार्यान्‍वयन किया गया है।
xv. मात्‍स्‍यिकी क्षेत्र में उच्च क्षमता को देखते हुए बहु आयामी गतिविधियों के साथ मुख्य रूप से मात्‍स्‍यिकी उत्पादन, अंतर्देशीय और समुद्री दोनों पर ध्यान केंद्रित करते हुए नीली क्रांति का कार्यान्‍वयन किया जा रहा है।
-----
